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राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियां
3472. श्री रीताब्रता बनर्जीः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्ष 2017-18 के लिए 15000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के समग्र लक्ष्य से काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय 15000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पूरा करने जा रहा है;

(घ) क्या मंत्रालय विफलता के कारणों की पहचान करने में सक्षम हुआ है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति का समाधान करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) और (ख):  जी, हां। मंत्रालय ने चालू वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में 15000 किमी के राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का महत्‍वकांक्षी लक्ष्‍य निर्धारित किया है और 28 फरवरी की स्‍थिति के अनुसार 7589 किमी लंबाई पूरी कर ली गई है। 
(ग):
जी, नहीं। 
(घ) और (ड.):
  अधिकतर राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और भौतिक लक्ष्‍यों में उपलब्‍धि  भूमि अधिग्रहण, जन उपयोगी सुविधाओं के अंतरण, मिट्टी/गिट्टी की अनुपलब्धता, ठेकेदार का अल्प निष्पादन, पर्यावरण/वन/वन्‍यजीव स्‍वीकृति, रेवले के साथ आरओबी और आरयूबी मुद्दे,  अतिरिक्त सुविधाओं के लिए जन आंदोलन, रियायतग्राहियों के साथ मध्यस्थता/संविदात्‍मक विवाद जिनसे कई बार परियोजनाओं का समापन करना पड़ता है आदि, समस्‍याओं की वजह से विलंबित हो रही हैं। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने तथा तत्‍पश्‍चात उनका रख-रखाव सुनिश्‍चित करने के लिए परियोजना विकासकों, राज्‍य सरकारों तथा ठेकेदारों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्य को बाधा मुक्‍त करने के लिए मंत्रालय/एनएचएआइ द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों, रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के साथ मुख्‍यालय में नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन परियोजनाओं का निर्माण तेजी से पूरा करने के लिए विभिन्‍न कदम उठाए गये हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण व पर्यावरण अनापत्‍तियों को सरल बनाना, इक्‍विटी निवेशकों के लिए बहिर्गमन, प्रीमियम का पुनर्निर्धारण, अन्‍य मंत्रालयों के साथ घनिष्‍ठ समन्‍वयन, विवाद समाधान तंत्र का नवीकरण, विभिन्‍न स्‍तरों पर बार-बार पुनरीक्षण इत्‍यादि शामिल है। 
*****
